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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 3191 

18 �दसम् बर, 2025 को उ�र �दये जाने के �लए 
 

वहनीय आवास साझेदार� 
 

†3191. श्रीमती जून मा�लयाः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या सरकार बढ़� हुई �नमार्ण लागत को देखते हुए भागीदार� में वहनीय आवास (एएचपी) 
खंड के अंतगर्त प्र�त आवासीय इकाई केन्द्र�य सहायता में वदृ्�ध करने का इरादा है और य�द हां, 
तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और य�द नह�ं, तो इसके क्या कारण हैं; 
(ख) क्या सरकार �सफ़र्  इस�लए केन्द्र�य सहायता नह�ं बढ़ा रह� है क्यों�क इसमें ज़्यादा समय 
लगेगा और य�द ऐसा है, तो इसका ब्यौरा क्या है; और 
(ग) क्या सरकार ने �नमार्ण क� बढ़� हुई लागत पर कोई सव�क्षण कराया है और य�द हाँ, तो 
शहर� भू�मह�नों, आ�थर्क रूप से कमजोर वगर् (ईडब्ल्यूएस) के प�रवारों पर इसके पड़ने वाले 
असर स�हत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और य�द नह�ं, तो इसके क्या कारण हैं? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
 

(क) से (ग): आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) �दनांक 25.06.2015 स े
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहर� (पीएमएवाई-य)ू का कायार्न्वयन कर रहा है, िजसका उद्देश्य 
देश भर में पात्र शहर� लाभा�थर्यों को बु�नयाद� नाग�रक सु�वधाओं के साथ हर मौसम में 
रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। �व� पोषण पैटनर् और कायार्न्वयन पद्ध�त में 
बदलाव �कए �बना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के �लए पीएमएवाई-यू योजना क� 
कायार्न्वयन अव�ध को �दनांक 31.12.2025 तक बढ़ा �दया गया है, जो �क पहले 
31.03.2022 तक थी। 
 

पीएमएवाई-यू के कायार्न्वयन के अनुभवों से �मल� सीख के आधार पर, आवासन और शहर� 
कायर् मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप �दया है और अगले पांच वष� में 1 करोड़ अ�त�रक्त 
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पात्र लाभा�थर्यों को �कफायती लागत पर आवास बनाने, खर�दने और �कराए पर लेने में सहायता 
प्रदान करने के �लए देश भर के शहर� क्षेत्रों में कायार्न्वयन के �लए 01.09.2024 से पीएमएवाई-
यू 2.0 'सभी के �लए आवास' �मशन शुरू �कया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कायार्न्वयन चार 
घटकों अथार्त ् लाभाथ�-आधा�रत �नमार्ण (बीएलसी), साझेदार� में �कफायती आवास (एएचपी), 
�कफायती �कराया आवास (एआरएच) और ब्याज सिब्सडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 
�कया जाता है। 
 

पीएमएवाई-यू 2.0 का साझेदार� में �कफायती आवास घटक दो मॉडलों के माध्यम से कायार्िन्वत 
�कया जाता है: 
 

मॉडल-1: सावर्ज�नक क्षते्र क� एजें�सयों एवं परास्टेटल संस्थाओं द्वारा आवासों का �नमार्ण। 
 

मॉडल-2: �नजी क्षेत्र क� साझेदार� में �कफायती आवास प�रयोजनाएँ — हाउ�सगं वाउचर के 
माध्यम से श्वेतसूचीबद्ध (व्हाइट�लस्टेड) �नजी क्षेत्र क� प�रयोजनाओं से खर�द द्वारा आवास 
का स्वा�मत्व।  
पीएमएवाई-यू 2.0 के �दशा-�नद�शों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपे�क्षत है �क वे �नजी 
�नवेश को आक�षर्त करने और मेट्रो शहरों स�हत देश में �कफायती आवास स्टॉक को बढ़ाने हेतु 
अनुकूल माहौल तैयार करने के �लए प्रमुख सुधारों को अपनाएं तथा '�कफायती आवास नी�त' 
तैयार करें। 
 

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना �दशा�नद�शों के अनुसार, इस योजना के तहत आवासों क� 
खर�द/�नमार्ण के �लए आवश्यक �न�ध कें द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षते्र सरकार/शहर� स्थानीय 
�नकायों (यूएलबी)/कायार्न्वयन एजें�सयों और लाभा�थर्यों के बीच साझा क� जाती है। पीएमएवाई-
यू 2.0 के तहत �व�पोषण का उद्देश् य लाभा�थर्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उन्हें अन्य 
स्रोतों से भी �न�धयों क� व्यवस्था करके अपने आवास का �नमार्ण करने में सक्षम बनाना है। 
हालां�क, लाभा�थर्यों पर बोझ कम करने के �लए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-यू 2.0 
�दशा�नद�शों के अनुसार अपना बढ़ा हुआ �हस्सा प्रदान कर सकते हैं। पूव��र राज्यों, उ�राखंड, 
�हमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेर� और �दल्ल� के संघ राज्य क्षेत्रों के �लए पीएमएवाई-
यू 2.0 के बीएलसी/एएचपी घटकों के तहत सरकार� सहायता 90:10 के अनुपात में तय क� गई 
है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों के �लए, कें द्र और राज्य का साझेदार� अनुपात 100:0 है, जब�क अन्य 
राज्यों के �लए यह अनुपात 60:40 है। इस योजना के �लए केन्द्र�य सहायता को संशो�धत करने 
का कोई प्रस्ताव नह�ं है। आवासों क� �कफायत बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएमएवाई-यू 2.0 के 
अंतगर्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का �हस्सा अ�नवायर् है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम �हस्से 
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के अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें �कफायत बढ़ाने के �लए अ�त�रक्त टॉप-अप भी प्रदान 
कर सकती हैं। 
 

इसके अलावा, भारत सरकार ने आ�थर्क रूप से कमज़ोर वगर् (ईडब्ल्यूएस)/�नम्न आय समूह 
(एलआईजी) के �लए कम आय वाले आवास के �लए ऋण जो�खम गारंट� �न�ध योजना 
(सीआरजीएफट�एलआईएच) का पुनगर्ठन �कया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसू�चत 
वा�णिज्यक बैंकों, एचएफसी आ�द से �लए गए आवास ऋण पर गारंट� प्रदान करके पात्र प�रवारों 
क� ऋण पहंुच और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबं�धत 
पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभा�थर्यों को �व�ीय संस्थाओं से �कफायती आवास ऋण के माध्यम 
से समय पर अपना आवास पूरा करने में मदद भी करना है, िजससे कायर्क्रम के उद्देश्यों क� 
पू�त र् में प्रत्यक्ष योगदान �मलता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अपे�क्षत है �क वे �त्रपक्षीय 
समझौते के माध्यम से पीएमएवाई-यू 2.0 लाभा�थर्यों को आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराने में 
सहायता करेंगे। 

 


